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डीआरडीओ की परियोजनाओं की स्थिति 

1449. श्री टी. रतिनावेल:
 
 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्या यह सच है कि करीब 2.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के उत्पाद, जो सेना में शामिल किये गये हैं/शामिल किये जाने के प्रक्रियाधीन है, डीआरडीओ द्वारा बनाये गए हैं या बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 

(ग)
क्या यह भी सच है कि अधिक समय और अधिक लागत बढ़ने के लिए अधिकांश परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ा है; और

(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
रक्षा मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)
(क) और (ख):
 जी, हां । आज की तारीख तक 2.72 लाख करोड़ रू0 से अधिक मूल्य के डीआरडीओ उत्पाद सैन्य उपयोग हेतु शामिल किए गए हैं/शामिल किए जाने की प्रक्रिया में हैं । उन हथियार प्रणालियों, जो रक्षा सेनाओं में प्रयोग में हैं/शामिल किए जाने के लिए तैयार हैं, में हल्के युद्धक विमान (एलसीए) ‘तेजस’, आकाश मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल, मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) ‘अर्जुन’, सोनार, टारपीडो और रडार शामिल हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान 107740.601 करोड़ रु0 की लागत पर डीआरडीओ द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित 29 प्रणालियों के उत्पादन के लिए आवश्यकता हेतु स्वीकृति (एओएन) को अनुमोदित किया गया है। 
(ग) और (घ):
 डीआरडीओ की परियोजनाओं में अधिक लागत का मामला शायद ही कभी होता है । तथापि, अधिक समय लगने के मामले होते हैं । प्रयोक्ताओं, उत्पादन एजेंसियों, गुणता आश्वासन एजेंसियों और निजी उद्योगों के सहयोग से परियोजनाएं पूरी की जाती हैं । प्रयोक्ता प्लेटफार्म और परीक्षण सहायता उपलब्ध कराते हैं, आयुध निर्माणी बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) उत्पादन कार्य में लगे हैं, गुणता आश्वासन एजेंसियां समय पर प्रमाणन क्लीयरेंस के लिए जिम्मेदार हैं और निजी उद्योगों की सहायता से कुछ उप-प्रणालियों के विकास का कार्य किया जाता है । 

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि अनुसंधान एवं विकास अनिश्चितता का क्षेत्र है जहां कुछ अज्ञात परिस्थितियों का सामना हो जाता है । जो उपप्रणालियां परिपक्व हो गई हैं, उनके अभिकल्पन परियोजनाओं के अतिरिक्त डीआरडीओ को ऐसी प्रौद्योगिकी परियोजनाओं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर कार्य करना होता है जिनमें विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी तैयारी मध्यम अथवा निम्न स्तर की होती है जिससे विलंब होने का खतरा बढ़ जाता है । कुछ अति जोखिमपूर्ण और पे-ऑफ
 वाली परियोजनाएं और ब्लू-स्काई अनुसंधान भी करने पड़ते हैं जिनमें केवल विलंब ही नहीं बल्कि असफलता की भी अत्यधिक संभावना होती है । सेनाओं के लिए डीआरडीओ परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए डीआरडीओ द्वारा निम्नानुसार कुछ कदम उठाए गए हैं:-
· परियोजना निर्माण एवं प्रबंधन (पीपीएमएम-2016) के लिए संशोधित प्रक्रिया लांच की गई है जिसमें परियोजना मंजूरी से पहले प्रारंभिक/संरुपण डिजाइन एवं अधिप्राप्ति को पूरा करने सहित परियोजना-पूर्व गतिविधियों पर ध्यान देना अनिवार्य बनाया गया है । इससे उचित रूप से योजना बनाने में मदद मिलती है और समय भी कम लगता है ।
· और अधिक सख्त समीक्षा तंत्र हैं – संचालन समिति, सलाहकार समिति और मानीटरिंग बोर्ड सहित कई उच्च स्तरीय समितियां बनी हैं । 

· विकास प्रक्रिया एवं समीक्षाओं के दौरान सेवाओं एवं उत्पादन साझेदारों की संलिप्तता – सामान्य स्टाफ गुणता अपेक्षाओं को अंतिम रूप दिए जाने सहित अग्रिम रूप से उनके विचार जानने के लिए । 

· पणधारियों के बीच सहक्रिया – नियमित मेलजोल । 

· वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में परिवर्तन - परियोजनाओं एवं अधिप्राप्तियों की मंजूरी के लिए शक्तियां, जो इससे पहले सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास के पास थीं, उन्हें डीआरडीओ के महानिदेशक समूहों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है । सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रत्यायोजित शक्तियां, दोगुनी कर दी गई हैं । दैनंदिन कार्यकरण को विकेन्द्रित करने और स्पांसरिंग में लचीलापन लाने तथा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में तथा स्वदेशी रक्षा उद्योगों द्वारा रक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रत्यायोजन भी किए गए हैं । 
******

